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सारांश
समान नागरिक संहिता (UNIFORM CIVIL CODE) भारत में सभी नागरिकों के लिए धर्म या जाति से परे, विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार से सम्बन्धित कानूनों का एक समान होना है, यह अनुच्छेद 44 के तहत एक संवैधानिक लक्ष्य है, जो समानता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सभी के लिए समान निजी कानून (Personal Laws) की वकालत करता है। उतराखण्ड 27 जनवरी 2025 से यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है । इस कानून का उद्देश्य सभी धर्मों (हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई) आदि सभी के लिए व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून, लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना और व्यक्तिगत कानूनों के बीच असमानता को खत्म करना है। यह कानून विवाह, तलाक, सम्पति का अधिकार, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषय को सन्दर्भित करता है। भारतीय संविधान के भाग-4 के अनुच्छेद- 44 (राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त) में इस कानून का उल्लेख है। गोवा में 1961 से पुर्तगाली नागरिक संहिता के रूप में समान कानून लागू है। UCC के कार्यान्वियन का लक्ष्य लैंगिक समानता को बढावा देना है, जिससे खासकर महिलाओं को विवाह और सम्पति के मामलों में समान अधिकार मिल सकें। 

2

SVAJRS	Peer-Reviewed Refereed Journal

मुख्य शब्द :- समान नागरिक संहिता , अनुच्छेद 44 , विवाह कानून , संपत्ति अधिकार
Issue 1 Volume 1 (2026) 	SVAJRS

2


[bookmark: _Hlk202215428][bookmark: _Hlk207189384]प्रस्तावना:-
भारत के विधिक एवम् सामाजिक परिदृश्य में एक लम्बे समय से लम्बित और जटिल मुद्दा बना है। UCC का उद्देश्य वर्तमान प्रणाली को बदलना है, जहाँ विभिन्न धार्मिक समुदाय विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे मामलों में अपने स्वयं के व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं समर्थ‌कों का तर्क है कि UCC राष्ट्रीय एकीकरण, लैंगिक न्याय और विधि के समक्ष समता को बढ़ावा देगा।  जबकि आलोचक चिन्ता जताते  हैं कि यह धार्मिक एवम् सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण को कष्ट पहुँचा सकता है।
 समान नागरिक संहिता की अवधारणा स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत के संवैधानिक ढाँचे का अंग रही है। जिसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया हैं। हाँलाकि इसका क्रियान्वयन दशकों से बहस और विवाद का विषय रहा है । समान नागरिक संहिता के इर्द-गिर्द होने वाली चर्चा धार्मिक स्वतन्त्रता अल्‍पसंख्‍यक अधिकार और समान नागरिक विधि  एवं भारत की विविध सांस्कृतिक परम्पराओं के बीच सन्तुलन जैसे संवेदनशील मुद्दो को स्पर्श करती है। 
समान नागरिक संहिता की आवश्यकता: 
समान नागरिक संहिता भारत के सभी नागरिकों के लिए विवाह तलाक, दत्तक ग्रहण, वसीयत एवम् उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियन्त्रित करने वाली विधियों के समूह को संदर्भित करती है। समान नागरिक संहिता की अवधारणा का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद-44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में किया गया है, जहां कहा गया है, कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा ।   हाँलाकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, कि यह कानूनी रूप से परिवर्तनीय अधिकार नहीं है, बल्कि राज्य के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धान्त है।
मूल अधिकारों पर उप-समिति संविधान में लाये मूल अधिकारों का मसौदा तैयार करने के क्रम में उप-समिति सदस्यों (बी. आर. अम्बेडकर, के. एम. मुंशी और मीनू मसानी) ने U.C.C को अपने मसौदे में शामिल किया था। अधिकारों का विभाजन उप-समिति ने मूल अधिकारों को वाद-योग्य और वाद अयोग्य श्रेणियों में विभाजित किया । U.C.C. को वाद‌ योग्य श्रेणी में रखा गया ।  मीनू मलानी, हंसा मेहता और अमृत कौर ने इसका विरोध करते हुए तर्क दिया कि धर्म पर आधारित व्यक्तिगत कानून राष्ट्रीय एकता में बाधा डाल सकते हैं ।  उन्होंने समान नागरिक संहिता को वा‌द योग्य अधिकार के रूप में पेश करने की वकालत की। 

डॉ0 अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 35 के मसौदे (जो बाद में अनुच्छेद 44 बना) ने समान नागरिक संहिता को निर्देशक तत्वों में शामिल किया,  जिससे यह गैर-अदिशात्मक हो गया । मुस्लिम नेताओं ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन करती है ।  और इससे असामाजस्य पैदा होता है ।  के0 एम0 मुंशी ने राष्ट्रीय एकता और धर्म-निरपेक्षता के लिए समान-नागरिक संहिता की वकालत की जहाँ हिन्दू समुदाय की चिन्ताओं पर भी ध्यान दिया ।  अल्लादी कृष्णा- स्वामी अय्यर ने तर्क दिया कि समान नागरिक संहिता से सद्‌भाव को बढ़ावा मिलेगा, और सवाल उठाया कि मौजूदा समान दण्ड संहिता के विरुद्ध कोई विरोध क्यों नहीं हुआ। डॉ०.भीमराव अम्बेडकर ने  समान नागरिक संहिता की वैकल्पिक प्रकृति पर बल दिया और इसे नीति निर्देशक तत्वों में शामिल करने को समझौता बताया। 
शाह बानो केस (1985) न्यायालय  ने एक मुस्लिम महिला के भरण-पोषण के अधिकार की पुष्टि की और समान नागरिक सहिंता को राष्ट्रीय एकीकरण से जोड़कर देखा ।  शायरा बानो केस (2017) इसने तीन तलाक के मुद्दे को सम्बोधित किया, समान नागरिक संहिता पर बहस को फिर से प्रेरित किया लेकिन इसे मानव अधिकारों के मुद्दे से अलग रखा । 
उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहितों को अधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है, जिससे यह स्वतन्त्रता के बाद पहला राज्य बन गया है, तथा गोवा के बाद दूसरा राज्य बन गया है। फरवरी 2024 में राज्य विधान सभा द्वारा पारित U.CC. विधेयक हलाला, इदत और तलाक (मुस्लिम पर्सनल लॉ में विवाह और तलाक से सम्बन्धित प्रथाएँ) जैसी प्रथाओं पर प्रतिबन्ध लगाता है। 
U.C.C. पोर्टल : 
विवाह तलाक और लिव-इन- समबन्धों के ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। इस उद्देश्य के लिए एक सरकारी पोर्टल बनाया गया हैं। जिस पर लोग रिकॉर्ड देख सकते हैं।, शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और अपनी वसीयत भी अपलोड कर सकते हैं। ऑनलाईन पंजीकरण प्रक्रिया में U.C.C. पोर्टल पर व्यक्तियों को जन्म-प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र और जीवनसाथी का विवरण सहित आवश्यक दस्‍तावेज जमा करने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दो गवाहों, या तो माता पिता या स्थानीय अभिभावकों को लाइव वीडियों के माध्यम से गवाही देनी होगी।  पोर्टल पर A-I. आधारित अनुवाद सेवा है, जो सामग्री को अंग्रेजी सहित 22 भाषाओं में अनुवाद करेगी। C.M. पुष्कर सिंह धामी ने भी U.C.C. पोर्टल पर अपनी शादी का पंजीकरण कराया और सोशल मीडिया पर अपना प्रमाण पत्र साझा करते हुए आश्वासन दिया। 
उत्तराखण्ड में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने पर मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश के बरेली में स्वागत किया गया।  इन्वर्टिस  यूनिवर्सिटी में 31 मार्च 2025 सोमवार के आयोजित स्वागत और अभिनन्दन समारोह में C.M. धामी ने कहा कि कानून लागू होने के बाद से जब भी उत्तराखण्ड की मुस्लिम महिलाएं उनसे मिलती हैं। तो आभार जताती हैं। क्योंकि इस कानून से एक धर्म विशेष में व्याप्त कुरितियों से भी निजात मिला हैं। मामूली बातों पर तीन बार तलाक कहकर घर से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। 
समान नागरिक संहिता के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लिव-इन-रिलेशनशिप को लेकर नया नियम लागू हुआ हैं। इसके तहत राज्य में एक साल से अधिक समय से एक साथ रहने वाले युगलों को विवाह करने या लिव-इन रिलेशन में रहने के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य हैं। हालांकि यह नियम जनजातीय समुदाय पर लागू नहीं होता है। साथ ही राज्य के मूल निवासी जो राज्य से बाहर लिव-इन समबन्धों में रह रहे हैं। राज्य में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युगल में से यदि महिला या पुरुष कोई एक भी जनजातीय समाज का है, तो उनके लिव इन  रिलेशनशिप का पंजीकरण कराना जरूरी नहीं हैं। यह उनके विवेक पर निर्भर करता है, कि वह पंजीकरण कराते हैं, या नहीं। कारण यह है, कि जनजातियों के  समान नागरिक संहिता से बाहर होने के कारण उन पर यह प्रावधान लागू नहीं होते हैं। 
समान नागरिक संहिता अधिनियम के तहत जो भी जोड़े लिव इन रिलेशनलिप का पंजीकरण करायेंगे उन्हें 16 पेज का फार्म भरना होगा पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। और यह भी बताना होगा कि अगर भविष्य में वह विवाह करना चाहें तो वो इस योग्य है या नहीं। जोड़े को पिछले लिव इन समबन्धों का विवरण भी  देना  होगा।
समान नागरिक संहिता (UCC) कानून के प्रभाव 
समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और व्यवहार सुनिश्चित करेगी, चाहे उनकी धार्मिक पृष्ठिभूमि कुछ भी हो यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 के अनुरूप है, जो विधि के समक्ष समता की गारंटी देता है। समान नागरिक संहिता विवाह कानूनों को मानकीकृत करेगी तथा लैंगिक समानता एवम् धार्मिक तटस्थता को बढ़ावा देगी। NFHS-5 के अनुमानों से पता चलता है कि 20-24 आयु वर्ग की 23.3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हो गया था। यह समान विवाह कानूनों की आवश्यकता को उजागर करता है । UCC संभावित रूप से इस संख्या को कम कर सकती है। 
भारत में धर्म के आधार पर कई व्यक्तिगत कानूनों की वर्तमान प्रणाली एक जरिल कानूनी परिदृश्य का निर्माण करती है। समान नागरिक संहिता इस कानून की प्रणाली को सरल बनाएगी, जिससे न्यायालयों के लिए न्याय करना आसान हो जाएगा तथा नागरिकों के लिए अपने अधिकारों को समझना सरल हो जाएगा। सिविल मामलों में पर्सनल लॉ सम्बन्धी विवाद एक बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। जिससे न्यायालय के समक्ष लम्बित मामलों में वृद्धि होती हैं। एक एकीकृत सहिता संभावित रूप से इस बोझ को कम कर सकती हैं। और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बना सकती हैं। 
एकीकृत भारतीय पहचान को बढ़ावा देना! 
समर्थकों का मत है, कि समान नागरिक संहिता नागरिक मामलों में धार्मिक पहचान की तुलना में नागरिकता पर बल देकर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगी। यह जर्गेन हेबरमास जैसे विद्वानों द्वारा समर्थित 'सवैधानिक देश- भक्ति' के विचार से मेल खाता है। सभी समुदायों के लिए समान दण्ड संहिता ( भारतीय दण्ड संहिता - IPC) का सफल कार्यान्वयन इस बात का उदाहरण है कि भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में एक एकीकृत कानून किस प्रकार कार्य कर सकता है। 
समान नागरिक संहिता सभी समुदायों में पुरानी प्रथाओं में सुधार लाने और व्यक्तिगत कानूनों को समकालीन सामाजिक मूल्यों के अनुरूप बनाने का एक अवसर सिद्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक सम्बन्धों को बैध बनाना आधुनिक व्यक्तिगत कानूनों की आवश्यकताओं को उजागर करता है। 
विविध जनसंख्या वाले कई देशो में एकीकृत नागरिक संहिताओं को सफलतापूर्वक लागू किया हैं। वर्ष 1926 में तुर्की द्वारा धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता का अंगीकरण इसका एक प्रमुख उदाहरण है। समान नागरिक संहिता के अंगीकरण से भारत अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार मानको के अनुरूप बन सकता है, जिससे वैश्विक सूचकांको (जैसे ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक) पर इसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। जहाँ वह वर्तमान में 146 देशों के बीच 129 वें स्थान पर है। 
साहित्य समीक्षा : 
संवैधानिक और वैधानिक आधार: संविधान का अनुच्छेद 44 राज्यों को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। 
उद्देश्य और लाभ:
लैंगिक न्याय: महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण प्रथाओं को खत्म करना और समानता को बढावा देना। 
एकररूपता:  पर्सनल लौ की जगह एक ही कानून लाकर कानूनी प्रणाली को आसान बनाना। 
राष्ट्रीय एकता:  विभिन्न समुदायों के लिए समान नियम लागू कर राष्ट्रीय अखण्डता को मजबूत करना ।
प्रमुख चुनौतियाँ और आलोचना 
धार्मिक स्वतन्त्रता: अत्यसंख्यको को अपनी परंपराओं के हनन का डर  हैं, जिससे वे इसे अपनी पहचान के लिए खतरा मानते है।
विविधता: भारत की विविधता को देखते हुए एक समान संहिता लागू करना एक जटिल कार्य है। 
राजनीतिक बहस:  यह मुद्रा संवेदनशील होने के कारण इसके कार्यान्वयन में राजनीतिक जड़ता और वैचारिक मतभेद प्रमुख चुनौतियाँ हैं। 
निष्‍कर्ष :	
UCC के लिए आगे की राह में विविध हितधारकों के साथ व्यापक, राष्ट्रव्यापी परामर्श शामिल होना चाहिए। इसमें धार्मिक नेताओं, कानूनी बिशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए। यह प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए तथा प्रस्तावित परिवर्तनों और उनके निहितार्थो के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। जागरूकता पैदा करने और विविध दृष्टिकोणों से अवगत होने के लिए सार्वजनिक बहस एवं -चर्चाओ को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यह समावेशी दृष्टिकोण चिन्ताओं को दूर करने और व्यापक आम सहमति का निर्माण करने में मदद कर सकता है, जिससे कार्यान्वयन के प्रति प्रतिरोध में कमी आ सकती है। किसी भी समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में अल्प- संख्यक अधिकारों और सांस्कृतिक प्रथाओं की रक्षा के लिये समृद्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय शामिल होने चाहिए । आगे बढने के लिए व्यक्तिगत कानून सुधारों से सम्बन्धित मौजूदा राज्य-स्तरीय पहलों का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जाना चाहिए। 
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      उत्तराखण्ड   में   समान   नागरिक   संहिता   प्रांसगिकता   एवं   आवश्यकता     शोध   छात्र   : -    दीपक   नाथ     विभागाध्यक्ष   एवम्   असिस्टेंट   प्रोफेसर   : -   डॉ   हेमा     ( राजनीति   विज्ञान   विभाग )     एस   एस   जे   राजकीय   स्नातकोत्तर   महाविद्यालय   स्याल्दे ,  अल्मोड़ा     सोबन   सिहं   जीना   विश्वविद्यालय ,  अल्मोड़ा ,  उत्तराखण्ड         Accepted:   27 / 0 2 /202 6   Published:  28 / 0 2 /202 6                                                                       DOI:  http://doi.org/   10.5281/zenodo.18814667   सारांश   समान   नागरिक   संहिता   ( UNIFORM CIVIL CODE)  भारत   में   सभी   नागरिकों   के   लिए   धर्म   या   जाति   से   परे ,  विवाह ,  तलाक ,  विरासत ,  गोद   लेने   और   उत्तराधिकार   से   सम्बन्धित   कानूनों   का   एक   समान   होना   है ,  यह   अनुच्छेद   44  के   तहत   एक   संवैधानिक   लक्ष्य   है ,  जो   समानता   और   राष्ट्रीय   एकता   को   बढ़ावा   देने   के   लिए   सभी   के   लिए   समान   निजी   कानून   ( Personal Laws)  की   वकालत   करता   है।   उतराखण्ड   27  जनवरी   2025  से   यूसीसी   लागू   करने   वाला   पहला   राज्य   बन   गया   है   ।   इस   कानून   का   उद्देश्य   सभी   धर्मों   ( हिन्दू ,  मुस्लिम ,  ईसाई )  आदि   सभी   के   लिए   व्यक्तिगत   मामलों   में   एक   समान   कानून ,  लैंगिक   समानता ,  राष्ट्रीय   एकता   को   मजबूत   करना   और   व्यक्तिगत   कानूनों   के   बीच   असमानता   को   खत्म   करना   है।   यह   कानून   विवाह ,  तलाक ,  सम्पति   का   अधिकार ,  उत्तराधिकार   और   गोद   लेने   जैसे   विषय   को   सन्दर्भित   करता   है।   भारतीय   संविधान   के   भाग - 4  के   अनुच्छेद -   44 ( राज्य   के   नीति   निर्देशक   सिद्धान्त )  में   इस   कानून   का   उल्लेख   है।   गोवा   में   1961  से   पुर्तगाली   नागरिक   संहिता   के   रूप   में   समान   कानून   लागू   है।   UCC  के   कार्यान्वियन   का   लक्ष्य   लैंगिक   समानता   को   बढावा   देना   है ,  जिससे   खासकर   महिलाओं   को   विवाह   और   सम्पति   के   मामलों   में   समान   अधिकार   मिल   सकें।       मुख्य शब्द  :-   समान   नागरिक   संहिता   ,   अनुच्छेद   44   ,   विवाह   कानून   ,  संपत्ति   अधिकार

